भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1001
(दिनांक 03.12.2012 को उत्तर देने के लिए)
केबल टीवी नेटवर्क का डिजिटाइजेशन
1001.  श्री राम जेठमलानी :  
क्‍या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) 
क्‍या यह सच है कि सरकार ने देश के चार बड़े महानगरों में टी.वी. डिजिटाइजेशन का काम 31 अक्‍टूबर, 2012 तक पूरा कर लिया है; 
(ख) 
यदि हां, तो इस संबंध में तथ्‍य क्‍या है;
(ग)
क्‍या इस कदम से छोटी पूंजी वाले केबल ऑपरेटरों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है; और 
(घ)
यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्‍या आंकलन है\

उत्तर
सूचना और प्रसारण राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) 
(श्री मनीष तिवारी)
(क) एवं (ख): सूचना और प्रसारण मंत्रालय चार चरणों में पूरे देश में केबल टीवी प्रणाली में एड्रेसेबिलिटी सहित डिजिटीकरण कार्यान्‍वित कर रहा है जिसके अंतर्गत पहले चरण में चार मेट्रो शहरों दिल्‍ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्‍नै को 31 अक्‍तूबर, 2012 तक डिजिटल बना दिया जाना था। केबल टीवी डिजिटीकरण का प्रथम चरण 3 मेट्रो शहरों, दिल्‍ली, मुंबई और कोलकाता में 31 अक्‍तूबर, 2012 तक कार्यान्‍वित किया जा चुका है। चेन्‍नै से संबंधित मामला मद्रास उच्‍च न्‍यायालय में विचाराधीन है।
...जारी..
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(ग) एवं (घ): भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) देश में प्रसारण और केबल सेवाओं के संबंध में विनियामक प्राधिकरण है। ट्राई ने सूचित किया है कि केबल टीवी प्रणाली का एड्रेसेबिलिटी के साथ डिजिटीकरण एनलॉग केबल टीवी प्रणाली की क्षमता संबंधी अवरोधों को दूर करता है। इससे काफी बड़ी संख्‍या में टीवी चैनल चलाने का रास्‍ता मिल जाता है और इससे मूल्‍यवर्धित सेवाएं, वार्ता सेवाएं चलाने का अवसर मिलता है तथा ब्रॉडबैण्‍ड सहित ट्रिपिल प्‍ले अर्थात ध्‍वनि, दृश्‍य और डेटा का प्रसारण सुगम हो जाता है। इस प्रकार, ऐसे प्रस्‍तावों से केबल ऑपरेटरों को उनके आकार कुछ भी होने पर भी भिन्‍न-भिन्‍न स्रोतों से आमदनी प्राप्‍त होने की आशा रहेगी।

उपरोक्‍त के अतिरिक्‍त, डिजिटल एड्रेसेबल टीवी प्रणाली के लिए लागू प्रशुल्‍क आदेश में सुरक्षोपायों की व्‍यवस्‍था की गई है जिसके अंतर्गत केबल ऑपरेटर बहु-प्रणाली ऑपरेटरों के साथ दोनों के बीच शेयर की गई भूमिकाओं और जिम्‍मेदारियों के आधार पर ग्राहक से प्राप्‍त आमदनी में अपनी आमदनी के अंश के बारे में समझौता कर सकते हैं। यदि समझौता टूटता है, तो पे चैनल के ग्राहकों के मामले में 35:65 (एलसीओ:एमएसओ) के अनुपात में और फ्री-टु-एअर (एफटीए) ग्राहकों के मामले में 45:55 (एलसीओ: एमएसओ) के अनुपात में केबल ऑपरेटरों की आमदनी सुनिश्‍चित रखी गई है।
***
